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राज्‍यों पर ऋण शोधन भार
39. सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा:
क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्‍या केन्‍द्र सरकार के पास कुछ राज्‍य सरकारों से उनके ऋण शोधन भार को कम करने संबंधी प्राप्‍त हुए अनुरोध लम्‍बित पड़े हैं; और
(ख) 
यदि हां, तो इस संबंध में पंजाब राज्‍य सरकार से प्राप्‍त हुए अनुरोध, यदि कोई हैं, की स्‍थिति क्‍या है?
उत्‍तर
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा)
(क)
:
राज्‍य सरकारों से उनकी ऋण देयताओं की अदायगी में सहायता के लिए समय-समय पर प्राप्‍त अनुरोधों का समाधान सामान्‍यत: वित्‍त आयोगों की सिफारिशों के मानदंडों के अंतर्गत किया जाता है। 
(ख)   : 12वें वित्‍त आयोग ने अपनी अधिनिर्णय अवधि 2005-10 के दौरान राज्‍यों के लिए ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसीआरएफ) की सिफारिश की थी। इस सुविधा में (i) दिनांक 31.3.2004 तक अनुबंधित और दिनांक 31.3.2005 की स्‍थिति के अनुसार वित्‍त मंत्रालय के बकाया ऋणों का 7.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्‍याज दर पर 20 वर्ष की नई अवधि के लिए समेकन और (ii) राज्‍यों को उनके राजकोषीय निष्‍पादन के आधार पर ऋण माफी शामिल थी। इस स्‍कीम के अंतर्गत पंजाब को 3,067.75 करोड़ रुपए सहित 1,13,601 करोड़ रुपए के ऋण समेकित किए गए थे; और पंजाब के लिए 370.70 करोड़ रुपए सहित 20,567 करोड़ रुपए के ऋण माफी के लिए अनुमोदन दिया गया था। 

13वें वित्‍त आयोग ने सिफारिश की थी कि (i)  राज्‍यों को दिए गए और वित्‍त मंत्रालय से भिन्‍न मंत्रालयों द्वारा शासित ऋण जो 2009-10 के अंत में बकाया थे, माफ कर दिए जाएं और (ii) 13वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्‍यों द्वारा राजकोषीय जिम्‍मेदारी कानून बनाए जाने/संशोधन के अध्‍यधीन लघु बचत ऋणों पर ब्‍याज की दर पुन: निर्धारित की जाए। ये सिफारिशें स्‍वीकार कर ली गई हैं। अब तक पंजाब सहित  16 राज्‍यों ने 13वें वित्‍त आयोग द्वारा यथानिर्धारित अपने एफआरबीएम अधिनियम बना लिए हैं/संशोधित कर दिए हैं। 

पंजाब सरकार से अभी हाल ही में प्राप्‍त अनुरोध का उपर्युक्‍त मानदंडों के दायरे में समाधान किया गया है।
******

